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जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
बिहार में किसानों को सिंचाई सुविधाएं
782. श्री अहमद अशफाक करीम: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
बिहार के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने हेतु विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित है; और 
(ख) 
सिंचाई के संदर्भ में बिहार कब तक आत्मनिर्भर हो पाएगा?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग के लिए भारत सरकार जल संसाधनों के निरंतर विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जिसके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); हर खेत को पानी (एचकेकेपी); बूंद बूंद से अधिक फसल (पीडीएमसी) और वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसे कई घटक हैं, के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। 
बिहार को वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमकेएसवाई के पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी  घटक के तहत क्रमशः 55 करोड़ रु. और 43.48 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी एवं एचकेकेपी के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों से केंद्रीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों जो स्कीम में उल्लिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, के अनुसार समय-समय पर धनराशि जारी की जाती है। 
बिहार राज्य को वर्ष 2018-19 (अब तक) पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार हैः- 
:                                         

	क्र.सं.
	पीएमकेएसवाई घटक
	वर्ष 2018-19 में (अब तक) जारी धनराशि (करोड़ रु.)

	1
	पीडीएमसी
	27.91

	2
	डब्ल्यूडीसी
	26.08

	3
	एआईबीपी
	37.82

	4
	एचकेकेपी (क) सीएडीडब्ल्यूएम
	14.42

	
	(ख)एसएमआई
	-

	
	(ग) आरआरआर
	6.255

	
	कुल
	112.485


एसएमआई- सतही लघु सिंचाई स्कीम; सीएडीडब्ल्यूएम-कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन; आरआरआर- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार। 
(ख) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में बृहत एवं मध्यम स्कीम के जरिए 53.53 लाख हे. की अधिकतम सिंचाई क्षमता है जिसमें से 29.95 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है, जबकि वर्तमान उपयोग 23.80 लाख हे. है। इसके अतिरिक्त, इसने 25 सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 6.623 लाख हे. की सिंचाई क्षमता और 24 पुनरुद्धार स्कीमों के जरिए 4.238 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए एक कृषि रोडमैप 2017-22 तैयार किया है। रोडमैप में सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के जरिए 5 लाख हे. क्षेत्र को उपयोग के अंतर्गत लाने की भी योजनाएं हैं।
*****
